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श्रम विभाग 

प्रादेश 

दिनांक 14 मई , 1987 
मं ० मो ० वि ०/ एफ ० डी ० / 49-87/ 18790. चु कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ठेकेदार श्री बलबीर सिंह 
(बी.एस.सी.,) हिन्दुस्ताम वायर लि ०, प्लाट नं ० 2.67 तया 268 , सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री महेन्द्र कुमार मार्फत फरीदाबाद 
इन्जि ० मजदूर यूनियन जी -16 2, इन्दिरा नगर, सैक्टर 7, करीदाबाद तया प्रबन्धकों के बीच इप , इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रोद्योगिक 
अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नोवे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्ध कों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला /मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला / मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निदिष्ट करते है : -- 

क्या श्री महेन्द्र कुमार की सेवा समात की गई है या उसने स्वयं त्याग -पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु 

पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहतः का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/ एफ ० डी ०/ 43-87/ 18797. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दशमेश इन्जिनियरिंग वर्कस 
एण्ड फेवीकेटर्स , जवाहर कालोनी 1-ए, 106 गुरुद्वारा रोड़,फरीदाबाद, के श्रमिक महेन्द्र सिंह मार्फत भारतीय मजदूर संघ विश्वकर्मा 
भवन निलम वाटा रोंड़ , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ० /115-87/18805.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ० उषा रेंक्टीफायर 
कारपोरेशान ( इडिया ) लि . , 12/1, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सतीश कुमार, पुन श्री रघुबीर सिंह मार्फत सीटू , 2/7, 
गोपी कालोनी , प्रोल्ड फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिय, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , 
परीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद 
ये सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री सतीश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


.. 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/हिसार/10-87/ 18342.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० निदेशक भारत प्रास्ट्रेलियन 
पशु प्रजनन परियोजना , बरवाला रोड़ , हिसार, के श्रमिक श्री राम फ ल , पुन श्री बन्ने सिंह , गांव बीड़ बबराण , डा ० जुगलान , 
तह ० व जि . हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 श्रम-78/ 32573, 
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दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री राम कन , पुत्र श्री वन्ले सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 115-86/ 18845.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी स्टार वायर 
इण्डिया लि ०, 21/4, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री प्रेम सिंह मान मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29 , शहीद चौक, 
फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( घ ) द्वारा प्रदान की गई गावितयों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित मोद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं 
मथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला हैं , न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
क्या श्री प्रेम सिंह मान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 15 मई , 1987 
सं ० ओ ० वि ०/हिसार/ 22-87/18912 

हरियाणा के 

राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन 
मायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , सिरसा के श्रमिक श्रीकृष्ण लाल, पुत्र श्री हनुमान, गांव 
धुकनवाली, तह . डबवाली, जिला सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिका 


. 


-चूंकि 


. 


विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 श्रम 78/32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री कृष्ण लाल मकैनिकल हैल्पर की सेवाओं का समापन / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो , वह किस 

राहत का हकदार है ? 
सं ० ओ ० वि ०/ गुड़गांव/ 50-87 / 18920.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० नागसन ब्रुवयर मैन्यु ० 
प्लाट नं . 100 , महरोली रोड़, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट , गुड़गांव के श्रमिक श्री कैलाश , पुन श्री राम अवतार, मार्फत महाबीर त्यागी 
इन्टक यूनियन , दिल्ली रोड़ , गुडुंगांव तथा उसके प्रबन्धकों के मर इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
है । 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित मौद्योगिक प्राधिकरण, हरियाणा 
फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं पर विवाद से 
सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है। 

क्या श्री कैलाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


इसलिये , अब , 


.. 


आर. एस . अग्रवाल , 
उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

प्रम विभाग । 


